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प्रधाानमंंत्रीी मोोदीी कीी अमेेरि�काा याात्राा : स्वच्छ ऊर्जाा और सुुरक्षाा 
मेंं सहयोोग कीी नई शुुरुआत

 खबरोंं मेंं क्योंं ?

•	 हााल हीी मंें, भाारत केे प्रधाानमंंत्रीी नरंेंद्र मोोदीी कीी तीीन 
दिवसीय अमेरिका यात्रा भारत-अमेरिका द्विप-
क्षीय  संबंधो ंकी दृष्टिकोण से एक महत्वपूर््ण अवसर 
और अविस्मरणीय पल था। 

•	 इस याात्राा मंें द्वि�पक्षीीय वाार्ताा�, क्वााड शि�खर समे्मेलन 
की चर््चचाएँ और संयुक्त राष्टट्र  महासभा की बैठकेें  भी 
शामिल थी।ं

•	 इस याात्राा काा मुुख्य उदे्देश्य रणनीीति�क सााझेेदाारीी 
और भू-राजनीतिक चुनौतियो ं पर ध्यान केें द्रित 
करना था। जिसने भारत की आगामी क्वाड प्रेसीडेें-
सी/ अध्यक्षता के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया 
है। 

•	 इस दौौराान, अमेेरि�कीी रााष्ट्रर पति� जोोसेेफ बााइडेेन ने 
विलमिगटन स््थथित अपने निवास पर एक विशष 
बैठक की मेज़बानी की।

•	 भाारत केे प्रधाानमंंत्रीी कीी यह याात्राा भाारत-अमेेरि�काा 
संबंधो ं को और मजबूत बनाने की दिशा मेें एक 
महत्वपूर््ण कदम है।

प्रधाानमंंत्रीी नरंेंद्र मोोदीी कीी हाालि�याा अमेेरि�काा याात्राा काा भाारत केे 
लि�ए महत्त्व :

प्रधाानमंंत्रीी नरंेंद्र मोोदीी कीी हाालि�याा अमेेरि�काा याात्राा मुुख्यतःः तीीन 
महत्वपूूर्णण क्षेेत्रोंं पर कंेंद्रि�त रहीी – 

क्वााड बैैठक और उससेे संंबंंधि�त वैैश्वि�क मुुदे्दे : 

•	 क्वााड बैैठक : अमेेरि�काा, जाापाान और ऑस्ट्रेे�लि�या ा 
के नेताओ ंके साथ क्वाड की बैठक हुई। इसमेें रा-

ष्टट्र पति जो बिडेन के साथ द्विपक्षीय चर््चचा के दौरान 
यूक्रे न संघर््ष जैसे वैश्विक मुद््दोों पर बात की गई।

भाारत मेंं पहलाा रााष्ट्रीी� य सुुरक्षाा सेेमीीकंंडक्टर नि�र्मााण संंयंंत्र 
स्थाापि�त करनाा : 

•	 सेेमीीकंंडक्टर संंयंंत्र कीी स्थाापनाा : भाारत और 
अमेरिका के सहयोग से भारत मेें पहला राष्ट्री य 
सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर््ममाण संयंत्र स््थथापित किया 
जाएगा। यह संयंत्र सैन्य अनुप्रयोगो ंऔर महत्वपूर््ण 
दूरसंचार के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन 
करेगा। 

अन्य द्वि�पक्षीीय पहल और सहयोोगाात्मक प्रयाास : 

•	 जीीएफ कोोलकााताा पाावर संेंटर कीी स्थाापनाा 
: अमेरिका-भारत सहयोग से जीएफ कोलकाता 
पावर सेेंटर की स््थथापना की गई, जो सेमीकंडक्टर 
आपूर््तति श््रृृंखला और एआई जैसे क्षेत््रोों मेें नवाचार मेें 
योगदान देगा।

•	 नाासाा और इसरोो कीी संंयुुक्त अनुुसंंधाान परि�-
योजना : वर््ष 2025 मेें अंतर््रराष्ट्री य अंतरिक्ष स्टेशन 
पर नासा और इसरो की पहली संयुक्त अनुसंधान 
परियोजना की योजना है।

•	 अमेेरि�काा-भाारत वैैश्वि�क चुुनौौति�यांं� संंस्थाान : इस 
संस््थथान की स््थथापना से 90 मिलियन डॉलर की 
धनराशि जुटाई जाएगी, जिससे उच्च प्रभाव वाली 
शोध एवं विकास परियोजनाओ ंको वित्त पोषित और 
आपसी द्विपक्षीय साझेदारियो ंको समर््थन मिलेगा।

•	 साामूूहि�क वि�त्त पोोषण पहल : अगलीी पीीढ़ीी 
की प्रौद्योगिकियो ं के लिए संयुक्त अनुसंधान मेें 
15 मिलियन डॉलर का वित्त पोषण प्रदान किया 
जाएगा। 

•	 रक्षाा सााझेेदाारि�यांं� : अमेेरि�काा-भाारत रक्षाा संंबंंधोंं� मंें 
प्रगति के तहत, भारत द्वारा ड््ररो न खरीदने और अन्य 
सह-उत्पादन सौदो ंका स्वागत किया गया।

•	 स्वच्छ ऊर्जाा� परि�वर्ततन : नवीीकरणीीय ऊर्जाा� परि�-
योजनाओ ंके लिए 1 बिलियन डॉलर की धनराशि 
की घोषणा की गई।

•	 वैैश्वि�क स्वाास्थ्य सहयोोग : नई अमेेरि�काा-भाारत 
औषधि नीति के तहत दवाओ ं के अवैध उत्पादन 
और तस्करी को रोकने के लिए सहयोग बढ़़ाया 
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जाएगा। 

क्वााड शि�खर सम्मेेलन केे रणनीीति�क परि�णााम : 

•	 चीीन काा मुुकााबलाा करनाा : क्वााड-एट-सीी शि�प 
ऑब्जर््वर मिशन और इंडो-पैसिफिक मेें समुद्री 
प्रशिक्षण पहल (MAITRI) आकर््षण के मुख्य केें द्र 
बिदु रहे।

•	 स्वाास्थ्य और प्रौौद्योोगि�कीी : “कंैंसर मूूनशॉॉट” कीी 
प्रतिबद्धता और क्वाड वैक्सीन पहल पर प्रगति 
वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियो ं के समाधान मेें क्वाड के 
प्रयासो ंको दर््शशाती है।

भाारत-अमेेरि�काा द्वि�पक्षीीय संंबंंधोंं मेंं मुुख्य चुुनौौति�याँँ : 

•	 तनाावपूूर्णण मुुदे्दे : भाारत केे रााष्ट्रीी� य सुुरक्षाा सलााह-
कार अजीत डोभाल से जुड़़े पन्नुन मामले और सिख 
कार््यकर््तताओ ंके साथ व्हाइट हाउस की बैठक को 
लेकर महत्वपूर््ण तनाव भी देखा गया। 

•	 संंयुुक्त रााष्ट्रर  कूूटनीीति� और शांं�ति� वाार्ताा� : संंयुुक्त 
राष्टट्र  महासभा मेें प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय 
बातचीत, विशषकर यूक्रे नी राष्टट्र पति वोलोडिमिर 
ज़़ेलेेंस्की के साथ, महत्वपूर््ण रही। मोदी ने वैश्विक 
दक्षिण की “मजबूत आवाज़” के रूप मेें भारत की 
भूमिका को रेखांकित किया और यूक्रे न संघर््ष पर 
विकासशील देशो ंकी चिताओ ंका समर््थन किया। 
इस यात्रा ने न केवल दोनो ंदेशो ंके बीच के संबंधो ं
को मजबूत किया, बल्कि वैश्विक चुनौतियो ं का 
समाधान करने की दिशा मेें भी महत्वपूर््ण कदम 
उठाए हैैं।

आगेे कीी रााह और नि�ष्कर्षष : 

•	 प्रधाानमंंत्रीी मोोदीी कीी अमेेरि�काा याात्राा सेे प्रौौद्योोगि�कीी 
और रक्षा जैसे क्षेत््रोों मेें, विशषकर सेमीकंडक्टर 
और ड््ररो न के मामले मेें, रणनीतिक प्रगति हुई है। 
हालांकि, पन्नून मामले और सिख सक्रियता जैसी 
चुनौतियो ंने द्विपक्षीय संबंधो ंमेें जटिलता की परतेें 
जोड़ दी हैैं।

•	 भाारत कीी आगाामीी क्वााड पे्रेसीीडंेंसीी इन चुुनौौति�योंं� सेे 
निपटने की उसकी क्षमता का एक महत्वपूर््ण परी-
क्षण होगी। इसके साथ ही, यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र 
के भीतर और संयुक्त राष्टट्र  जैसे बहुपक्षीय मंचो ंपर 
अपनी वैश्विक भूमिका पर जोर देने का अवसर भी 
प्रदान करेगी।

•	 क्वााड केे भीीतर और वैैश्वि�क मंंच पर भाारत काा कूूट-
नीतिक संतुलन महत्वपूर््ण होगा क््योोंक�ि यह अपनी 
अंतर््रराष्ट्री य संबंध रणनीति के अगले चरण मेें आगे 
बढ़़ेगा।

•	 इस प्रकाार, प्रधाानमंंत्रीी कीी याात्राा नेे जहांं� एक ओर 
प्रौद्योगिकी और रक्षा मेें प्रगति की राह खोली है, 
वही ं दूसरी ओर यह भारत की कूटनीतिक क्षमता 
और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को भी परखने 
का अवसर प्रदान करती है।

नि�ष्कर्षष : 

•	 प्रधाानमंंत्रीी मोोदीी कीी अमेेरि�काा याात्राा नेे भाारत-अमेे-
रिका संबंधो ं मेें नई ऊर््जजा का संचार किया है। 
हालांकि, पन्नून मामले और सिख अलगाववादी 
सक्रियता जैसी चुनौतियो ं ने द्विपक्षीय संबंधो ं मेें 
जटिलता बढ़़ाई है। भारत की आगामी क्वाड प्रेसी-
डेेंसी इन चुनौतियो ंसे निपटने की उसकी क्षमता का 
परीक्षण करेगी और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका 
को और मजबूत करेगी। इस यात्रा ने भारत की कू-
टनीतिक संतुलन और अंतर््रराष्ट्री य संबंध रणनीति के 
अगले चरण मेें आगे बढ़ने की दिशा मेें महत्वपूर््ण 
कदम उठाए हैैं, जो आने वाले समय मेें भारत-अमे�-
रिका संबंधो ंमेें स्वच्छ ऊर््जजा और सुरक्षा मेें सहयोग 
की नई शुरुआत के रूप मेें “ मील का पत्थर 
” साबित होगा। 

 

स्त्रोोत – पीीआईबीी एवंं द हि�न्दू।ू
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प्राारंंभि�क परीीक्षाा केे लि�ए अभ्याास प्रश्न : 

 

Q.1. प्रधाानमंत्रीी मोोदीी कीी अमेेरि�काा याात्राा केे दौौराान 
कि�स समझौौतेे पर हस्तााक्षर कि�ए गए और क्वााड 
शि�खर समे्मेलन मंें भाारत नेे कि�स वर्षष अगलीी 
बैैठक कीी मेेजबाानीी करनेे कीी घोोषणाा कीी हैै ?

A. रक्षाा समझौौताा : 2025 

B. व्याापाार समझौौताा :  2024

C. जलवाायुु परि�वर्ततन समझौौताा : 2023

D. स्वाास्थ्य समझौौताा : 2026

 उत्तर : A. रक्षाा समझौौताा : 2025

 

मुुख्य परीीक्षाा केे लि�ए अभ्याास प्रश्न : 

 Q.1. प्रधाानमंत्रीी मोोदीी कीी हााल कीी संंयुुक्त रााज्य 
अमेेरि�काा कीी याात्राा केे रणनीीति�क परि�णाामोंं�  पर 
चर्चाा� करतेे हुए, क्याा आप बताा सकतेे हंैं कि� इस 
याात्राा केे दौौराान क्वााड मंें भाारत कीी भूूमि�काा और 
अमेेरि�काा केे सााथ द्वि�पक्षीीय प्रगति� पर क्याा मुुख्य 
बिं�दुु साामने आए हंैं और येे घटनााक्रम भाारत कीी 
भूू-रााजनीीति�क स्थि�िति� कोो कि�स प्रकाार प्रभाावि�त 
करतेे हंैं ? ( शब्द सीीमाा – 250 अंंक -15 )

सर्वोोच्च न्याायाालय कीी चेेताावनीी : CBI अन्वेेषण मेंं संंतुुलन 
अनि�वाार्यय

खबरोंं मेंं क्योंं ?

•	 हााल हीी मंें सर्वोोच्च न्याायाालय नेे कलकत्ताा उच्च न्याा-
यालय की आलोचना की है, क््योोंक�ि उसने राज्य 
पुलिस की जाँच को CBI को हस््ताांतरित करने के 
लिए पर््ययाप्त तर््क  नही ंदिए थे। 

•	 सर्वोोच्च न्याायाालय नेे कहाा कि� CBI जाँँ�च काा आदेेश 
केवल असाधारण परिस््थथितियो ं मेें ही दिया जाना 
चाहिए, जब स्पष्ट साक्ष्य हो ंकि राज्य पुलिस निष्पक्ष 
जाँच नही ंकर सकती है।

•	 कलकत्ताा उच्च न्याायाालय नेे गोोरखाालंैंड प्राादेेशि�क 
प्रशासन (GTA) क्षेत्र मेें भर्ती मेें कथित अनियमित�-
ताओ ंके संदर््भ मेें CBI जाँच के आदेश दिए थे, जिसे 
पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनौती दी थी। 

•	 सर्वोोच्च न्याायाालय नेे इस आदेेश कोो रद्द करतेे हुए 
न्यायालयो ंसे न्यायिक संयम बरतने और CBI जाँच 
का आदेश देने के लिए स्पष्ट और बाध्यकारी कारण 
बताने के लिए कहा।

•	 इस नि�र्णणय नेे न्याायि�क संंयम केे महत्त्व कोो रेेखांं�कि�त 
किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि CBI का 
उपयोग केवल असाधारण परिस््थथितियो ंमेें ही हो।

भाारत मेंं CBI केे उपयोोग सेे संंबंंधि�त महत्वपूूर्णण नि�र्णणय : 

CBI केे उपयोोग केे संंबंंध मंें कुुछ महत्वपूूर्णण नि�र्णणय 
नि�म्नलि�खि�त हंैं – 

•	 CBI बनााम रााजेेश गांं�धीी केेस, 1997 : सर्वोोच्च 
न्यायालय ने कहा कि CBI को मामले तभी सौंप� 
जाने चाहिए जब स््थथानीय पुलिस की जाँच असंतोष-
जनक हो। आरोपी यह निर््णय नही ंकर सकता कि 
कौन सी एजेेंसी जाँच करेगी।

•	 वि�नीीत नााराायण बनााम भाारत संंघ माामलाा, 
1997 : इस मामले मेें, जिसे जैन हवाला कांड भी 
कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार और 
CBI की जवाबदेही पर फैसला सुनाया। न्यायालय 
ने केें द्र सरकार के 1969 के “सिगल डायरेक्टिव” 
को अमान्य कर दिया, जिससे जाँच एजेेंस�ियो ंकी 
स्वतंत्रता मज़बूत हुई और राजनीतिक हस्तक्षेप के 
बिना कार््य करने के दिशानिर्देश दिए गए।

•	 CBI बनााम डॉॉ. आरआर कि�शोोर माामलाा, 2023 
: सर्वोच्च न्यायालय ने DSPE अधिनियम की धारा 
6A को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया, 
जिससे विधि को असंवैधानिक घोषित करने के पू-
र््वव्यापी प्रभाव पर निर््णय हुआ।
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•	 CPIO CBI बनााम संंजीीव चतुरे्वेदीी केेस, 2024 
: दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि CBI 
को RTI अधिनियम की धारा 24 से पूरी तरह छूट 
नही ंहै। CBI को “संवेदनशील जाँच” को छोड़कर 
भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित 
जानकारी प्रदान करनी होगी। ये निर््णय CBI की 
कार््यप्रणाली और उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित 
करने मेें महत्वपूर््ण भूमिका निभाते हैैं।

 

भाारत मेंं कंेंद्रीीय अन्वेेषण ब्यूूरोो (CBI) काा प्रमुुख काार्यय और 
दाायि�त्व :  

 

•	 कंेंद्रीीय अने्वेषण बू्यूरोो (CBI) भाारत सरकाार कीी 
प्रमुख जांच एजेेंसी है, जो भ्रष्टाचार, आर््थथिक अपराध 
और पारंपरिक अपराधो ंकी जांच करती है। 

•	 इसकीी स्थाापनाा 1941 मंें द्वि�तीीय वि�श्व युुद्ध केे दौौराान 
विशष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप मेें हुई थी, जिसका 
उद्देश्य युद्ध और आपूर््तति विभाग मेें भ्रष्टाचार की 
जांच करना था। 

•	 द्वि�तीीय वि�श्व युुद्ध केे बााद सन 1946 मंें दि�ल्लीी वि�शेष 
पुलिस स््थथापना अधिनियम लागू किया गया, जिसके 
तहत इसका कार््यक्षेत्र बढ़़ा दिया गया।

•	 सन 1963 मंें गृृह मंंत्राालय, भाारत सरकाार केे एक 
प्रस्ताव द्वारा केेंद्री य अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की 
स््थथापना की गई। इस प्रस्ताव के माध्यम से ही दिल्ली 
विशष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) को सीबीआई मेें 
विलय कर दिया गया और उसे सीबीआई का एक 
प्रभाग बना दिया गया। 

•	 बााद मंें, सीीबीीआई कोो गृृह मंंत्राालय केे अधि�काार के्षेत्र 
से कार््ममिक, लोक शिकायत एवं पेेंशन मंत्रालय को 
हस््ताांतरित कर दिया गया। 

•	 कंेंद्रीीय अने्वेषण बू्यूरोो (सीीबीीआई) कीी स्थाापनाा 
गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई है, 
इसलिए यह न तो संवैधानिक निकाय है और न 
ही वैधानिक निकाय है। 

•	 सीीबीीआई कोो अपनीी शक्ति�यांं� दि�ल्लीी वि�शेष पुुलि�स 
स््थथापना अधिनियम, 1946 से प्राप्त होती हैैं । 

•	 इसकीी स्थाापनाा कीी सि�फाारि�श भ्रष्टााचाार नि�वाारण पर 
गठित संथानम समिति ने की थी। 

•	 CBI, दि�ल्लीी वि�शेष पुुलि�स स्थाापनाा (DSPE ) 
अधिनियम, 1946 के तहत कार््य करता है। 

•	 CBI काा आदर्शश वााक्य “उद्योोग, नि�ष्पक्षताा और 
अखंडता” है। 

•	 यह एजंेंसीी रि�श्वतखोोरीी, सरकाारीी भ्रष्टााचाार, कंेंद्रीीय 
कानूनो ं के उल्लंघन, बहु-राज्य संगठित अपराध 
और अंतर््रराष्ट्री य मामलो ंकी जांच करती है।

•	 CBI केे नि�देशक कीी नि�युक्ति� प्रधाानमंत्रीी, 
लोकसभा मेें विपक्ष के नेता और मुख्य 
न्यायाधीश की समिति द्वारा की जाती है। 

•	 CBI कोो कंेंद्र सरकाार केे अधि�काारि�योंं� केे खि�लााफ 
जांच करने से पहले केें द्र सरकार की पूर््व स्वीकृति  
प्राप्त करनी होती है, हालांकि 2014 के सर्वोच्च 
न्यायालय के फैसले ने इस आवश्यकता को अवैध 
घोषित कर दिया।

•	 CBI कोो रााज्य सरकाार कीी सहमति� कीी आवश्यकताा 
होती है, जो विशिष्ट या सामान्य हो सकती है। 

•	 साामाान्य सहमति� केे तहत, CBI कोो हर बाार नई 
मंजूरी लेने की आवश्यकता नही ं होती, लेकिन 
विशिष्ट सहमति के बिना CBI अधिकारियो ं को 
पुलिस कर््ममियो ंके समान शक्तियाँ प्राप्त नही ंहोती ं
हैैं।

•	 CBI भ्रष्टााचाार, सरकाारीी अपरााध, बहु-रााज्य संंगठि�त 
अपराध, और अंतर््रराष्ट्री य मामलो ं की जांच करती 
है। इसकी कार््यप्रणाली प्रभावी और व्यापक है, 
जिससे यह देश मेें कानून व्यवस््थथा बनाए रखने मेें 
महत्वपूर््ण भूमिका निभाती है।
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भाारत मेंं कंेंद्रीीय जांंच ब्यूूरोो (सीीबीीआई) केे समक्ष मुुख्य 
चुुनौौति�यांं : 

कंेंद्रीीय अने्वेषण बू्यूरोो (सीीबीीआई) केे समक्ष कई महत्वपूू-
र्णण चुुनौौति�याँँ� हंैं, जोो इसकीी काार्ययक्षमताा और वि�श्वसनीीयताा 
कोो प्रभाावि�त करतेे हंैं। उदााहरण केे लि�ए – 

•	 रााजनीीति�क हस्तक्षेप और दबााव मंें कााम करनेे 
के आरोप लगना : सीबीआई पर अक्सर राज-
नीतिक दबाव मेें काम करने के आरोप लगते हैैं, 
जिससे इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल 
उठते हैैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे “पिजरे मेें बंद 
तोता” कहा है, जो राजनीतिक मालिको ंकी आवाज 
मेें बोलता है।

•	 कंेंद्र सरकाार द्वााराा इसकाा दुुरुपयोोग करनाा 
: भारत के संविधान के विशषज्ञ और आलोचको ंका 
मानना है कि केें द्र सरकारेें  सीबीआई का उपयोग 
राजनीतिक विरोधियो ंको परेशान करने और राज्य 
सरकारो ंको नियंत्रित करने के लिए करती हैैं।

•	 वि�शि�ष्ट माामलोंं�  मंें पक्षपाात करनेे काा आरोोप 
लगना : सीबीआई पर कुछ मामलो ं मेें पक्षपात 
करने और राजनीतिक दलो ंया व्यक्तियो ंका पक्ष 
लेने के आरोप लगते रहे हैैं, जिससे इसकी निष्पक्षष-
ता पर संदेह होता है।

•	 जवााबदेहीी और पाारदर्शि�िताा कीी कमीी : सीीबीीआई 
की कार््यप्रणाली मेें पारदर््शशिता और निगरानी की 
कमी के कारण इसकी जवाबदेही पर प्रश्न उठते हैैं।

•	 पर्याा�प्त कर्ममचाारि�योंं�  और संंसााधनोंं�  कीी कमीी 
: सीबीआई को पर््ययाप्त कार््ममिक कर््मचारियो ं , 
बुनियादी ढांचे और वित्तीय संसाधनो ंकी कमी का 
सामना करना पड़ता है, जिससे इसकी जांच क्षमता 
प्रभावित होती है।

•	 अप्रभाावीी होोनेे कीी धाारणाा : हााई-प्रोोफााइल माामलोंं� 
मेें सीबीआई की कार््रवाई को अक्सर अपर््ययाप्त माना 
जाता है, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर सवाल 
उठते हैैं और जनता का विश्वास कम होता है।

•	 वि�लंबि�त जांं�च प्रक्रि�याा : सीीबीीआई कीी धीीमीी जांं�च 
प्रक्रिया के कारण न्याय मेें देरी होती है, जिससे 
जनता का विश्वास कम होता है।

भाारत मेंं सीीबीीआई कीी स्वाायत्तताा बढ़ाानेे केे लि�ए सुुझााए गए 
उपााय : 

•	 वैैधाानि�क समर्थथन कीी आवश्यकताा : डीीएसपीीई 
अधिनियम के स््थथान पर एक नया सीबीआई अधि-
नियम लाया जाए, जिसमेें सीबीआई की भूमिका, 
अधिकार क्षेत्र और कानूनी शक्तियो ंको स्पष्ट रूप 
से निर््धधारित किया जाए।

•	 कर्ममचाारि�योंं�  कीी संंख्याा मंें वृृद्धि� : सीीबीीआई कोो 
अधिक मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 
कर््मचारियो ंकी संख्या मेें वृद्धि की जाए।

•	 प्रभाावीी ढंंग सेे काार्यय करनेे केे लि�ए संंसााधनोंं�  
मेें वृद्धि करने की आवश्यकता : सीबीआई के 
वित्तीय संसाधनो ंमेें वृद्धि और एजेेंसी के बुनियादी 
ढांचे मेें सुधार किया जाए ताकि यह अधिक प्रभावी 
ढंग से कार््य कर सके।

•	 प्रशाासनि�क सशक्ति�करण, जवााबदेहीी मंें वृृद्धि� 
और इसके अधिकार क्षेत्र मेें वृद्धि करना : संघ, 
राज्य और समवर्ती सूचियो ंमेें सीबीआई की जांच 
शक्तियो ंको बढ़़ाया जाए ताकि इसे और अधिक 
सशक्त बनाया जा सके।

नि�ष्कर्षष : 

•	 कंेंद्रीीय जांं�च बू्यूरोो (सीीबीीआई) भाारत कीी आपरााधि�क 
न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर््ण स्तंभ है। इसके 
प्रभावी कामकाज मेें कई चुनौतियाँ हैैं, जिनका 
समाधान आवश्यक है। सीबीआई को अपनी का-
र््यप्रणाली मेें सुधार, संसाधनो ंकी वृद्धि और राज�-
नीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर निष्पक्षता से काम 
करने की आवश्यकता है। इन सुधारो ं को लागू 
करने से सीबीआई की विश्वसनीयता और प्रभाव-
शीलता मेें वृद्धि होगी, जिससे यह भारतीय राजनीति 
मेें एक महत्वपूर््ण संस््थथा के रूप मेें और मजबूत 
हो सकेगा। इससे यह न केवल भारत की न्यायिक 
प्रणाली को मजबूत करेगा, बल्कि यह अपने आदर््श 
वाक्य “ उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता ” को 
सही अर्थथों मेें चरितार््थ करते हुए नागरिको ंके प्रति 
अपनी जिम्मेदारी को भी बढ़़ाएगा।

 

स्त्रोोत – पीीआईबीी एवंं द हि�न्दू।ू
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प्राारंंभि�क परीीक्षाा केे लि�ए अभ्याास प्रश्न : 

 

Q.1. सर्वोोच्च न्याायाालय कीी चेेताावनीी केे संंदर्भभ मंें, 
कंेंद्रीीय अने्वेषण बू्यूरोो (CBI) हााल केे दि�नोंं�  मंें 
वि�श्वसनीीयताा और वि�श्वाास केे संंकट काा साामनाा 
क्योंं� कर रहाा हैै?

1.	 रााजनीीति�क दबााव केे काारण

2.	 काानूूनीी प्रक्रि�यााओं ंमंें लाापरवााहीी केे काारण

3.	 अने्वेषण मंें पाारदर्शि�िताा कीी कमीी केे काारण

4.	 अने्वेषण मंें संंतुुलन सुुनि�श्चि�त करनेे और जन वि�श्वाास 
मेें कमी के कारण

उपरोोक्त कथनोंं�  मंें सेे कि�तने कथन सहीी हैै ? 

A. केेवल एक 

B. केेवल दोो 

C. केेवल तीीन 

D. उपरोोक्त सभीी।

उत्तर – D.

 

मुुख्य परीीक्षाा केे लि�ए अभ्याास प्रश्न : 

 

Q.1. सर्वोोच्च न्याायाालय कीी चेेताावनीी केे संंदर्भभ मंें, 
कंेंद्रीीय अने्वेषण बू्यूरोो (CBI) हााल केे दि�नोंं�  मंें 
वि�श्वसनीीयताा और वि�श्वाास केे संंकट काा साामनाा 
क्योंं� कर रहाा हैै? इस संंकट केे काारणोंं�  एवंं 
परि�णाामोंं�  काा वि�शे्लेषण करतेे हुए, CBI केे प्रति� 
आम लोोगोंं�  केे वि�श्वाास और प्रति�ष्ठाा कोो बढ़ाानेे हेेतुु 
कुुछ सकााराात्मक उपााय सुुझााइए। ( शब्द सीीमाा 
– 250 अंंक 15 )

सुुरक्षाा बनााम अधि�काार : AFSPA पर सर्वोोच्च न्याायाालय काा 
नि�र्णणय

 खबरोंं मेंं क्योंं ?

•	 हााल हीी मंें सर्वोोच्च न्याायाालय (SC) नेे नाागाालंैंड मंें 
नागरिको ंकी कथित हत्या के आरोपियो ं(विशष बल 
के 30 सैन्य कर््ममियो)ं के खिलाफ दर््ज एफआईआर 
को रद्द कर दिया है और इन कर््ममियो ंको सभी कानूनी 
कार््यवाहियो ंसे मुक्त कर दिया है। 

•	 कंेंद्रीीय गृृह मंंत्राालय (MHA) नेे इन सैैन्य कर्मि�ियोंं� केे 
खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की स्वीकृति  
देने से मना कर दिया था।

•	 सशस्त्र बल (वि�शेष शक्ति�याँँ�) अधि�नि�यम, 1958 
(AFSPA) के कार््ययान्वयन को मणिपुर के पहाड़़ी जिलो,ं 
नागालैैंड के आठ जिलो,ं और अरुणाचल प्रदेश के 
तीन जिलो ंमेें 1 अक्टू बर 2024 से छह महीने के लिए 
बढ़़ा दिया गया है। 

•	 यह नि�र्णणय इन रााज्योंं� मंें काानूून-व्यवस्थाा कीी स्थि�िति� 
की समीक्षा के बाद लिया गया है, ताकि “अशांत” 
क्षेत््रोों मेें सशस्त्र बलो ंकी कार््रवाइयो ंको सुविधाजनक 
बनाया जा सके। गृह मंत्रालय के अनुसार, पूर्वोत्तर के 
70% राज््योों से AFSPA हटा लिया गया है।

•	 वर्षष 2021 मंें नाागाालंैंड केे मोोन जि�ले मंें सेेनाा केे जवाानोंं� 
द्वारा सही पहचान न कर पाने के कारण नागरिको ंकी 
मौत हुई थी। 

•	 सर्वोोच्च न्याायाालय नेे सशस्त्र बल (वि�शेष शक्ति�याँँ�) 
अधिनियम, 1958 की धारा 6 के तहत केें द्र सरकार 
(गृह मंत्रालय) की अनुमति के अभाव मेें आगे की 
कानूनी कार््यवाही पर रोक लगा दी है। 

•	 सर्वोोच्च न्याायाालय नेे इस घटनाा मंें शाामि�ल सैैन्यकर्मि�ि-
यो ंके खिलाफ आपराधिक कार््यवाही को रोक दिया 
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है और सरकार द्वारा आवश्यक अनुमति मिलने पर 
पुनः  कार््यवाही शुरू करने की संभावना पर सहमति 
जताई है।

•	 यह माामलाा न केेवल काानूूनीी और प्रशाासनि�क दृष्टि�-
कोण से महत्वपूर््ण है, बल्कि यह सशस्त्र बलो ंऔर 
नागरिको ंके बीच संबंधो ंपर भी गहरा प्रभाव डालता 
है।

वि�धि�क प्राावधाान : 

•	 AFSPA कीी धााराा 6 : इसकेे द्वााराा अधि�नि�यम केे 
तहत की गई कार््रवाइयो ंके संबंध मेें सुरक्षा प्रदान की 
गई है, जिसमेें कहा गया है कि केें द्र सरकार की पूर््व 
स्वीकृति  के बिना अधिनियम के तहत की गई या की 
जाने वाली कार््रवाइयो ंके लिये किसी भी व्यक्ति के 
खिलाफ कोई अभियोजन, मुकदमा या अन्य कानूनी 
कार््यवाही शुरू नही ंकी जा सकती है।

क्याा हैै सैैन्य बल (वि�शेेष शक्ति�यांं) अधि�नि�यम ? 

 

•	 सैैन्य बल (वि�शेष शक्ति�यांं�) अधि�नि�यम (AFSPA), 
1958 एक विवादास्पद कानून है, जो भारत मेें औप�-
निवेशिक काल की विरासत से उपजा है।

•	 यह अधि�नि�यम मूूलतःः  सन 1942 मंें ब्रि�टि�श सरकाार 
द्वारा जारी किए गए सशस्त्र बल (विशष शक्तियां) 
अध्यादश की तर््ज पर बनाया गया, जिसका उद्देश्य 
भारत छोड़़ो आंदोलन को कुचलना था।

•	 सन 1947 मंें भाारत केे वि�भााजन केे बााद उत्पन्न 
अशांति को नियंत्रित करने के लिए, भारतीय सरकार 
ने बंगाल, असम, पूर्वी बंगाल और संयुक्त प््राांत मेें 
चार अध्यादश जारी किए। इन अध्यादशो ंको बाद मेें 
1958 मेें AFSPA कानून के रूप मेें संसद मेें पारित 
किया गया था।

 भाारत मेंं AFSPA केे प्रमुुख प्राावधाान :

•	 साार्ववजनि�क व्यवस्थाा बनााए रखनाा : यह अधि�नि�यम 
सशस्त्र बलो ंको अशांत क्षेत््रोों मेें सार््वजनिक व्यवस््थथा 
बनाए रखने की शक्ति देता है।

•	 गोोलीी माारनेे काा अधि�काार: सुरक्षाा बलोंं� कोो काानूून 
तोड़ने वाले व्यक्ति को गोली मारने का अधिकार भी 
दिया गया है। यदि गोली चलने से उस व्यक्ति की मौत 
भी हो जाती है, तो भी उसकी जवाबदेही गोली चलाने 
वाले या गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारी 
की नही ंहोगी।

•	 एकत्र होोनेे पर रोोक: सुरक्षाा बलोंं� केे पाास यह 
अधिकार होता है कि वे इस क्षेत्र मेें पांच या अधिक 
व्यक्तियो ंके एकत्र होने पर रोक लगा सकते हैैं।

•	 तलााशीी और नष्ट करनेे काा आदेेश: सुरक्षाा बल केे 
सदस्य संदेह होने पर किसी भी स््थथान की तलाशी 
ले सकते हैैं, और खतरा होने पर उस स््थथान को नष्ट 
करने का आदेश भी दे सकते हैैं।

•	 बि�नाा वाारंंट गि�रफ्ताारीी: सशस्त्र बलोंं� केे सदस्य 
किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार 
कर सकते हैैं और बिना किसी वारंट के किसी भी 
घर के अंदर जाकर तलाशी ले सकते हैैं। इसके लिए 
आवश्यकता होने पर बल का प्रयोग भी कर सकते 
हैैं।

•	 वााहन कीी तलााशीी : हथि�याार लेे जाानेे काा संंदेेह होोनेे 
पर किसी वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली जा 
सकती है।

•	 संंजे्ञेय अपरााध : कोोई भीी व्यक्ति� जि�सनेे एक संंजे्ञेय 
अपराध किया है, या जिसके खिलाफ एक उचित 
संदेह मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है, 
या करने वाला है, तो उस व्यक्ति को वारंट के बिना 
गिरफ्तार किया जा सकता है, और गिरफ्तारी करने 
के लिए आवश्यक बल का उपयोग भी किया जा 
सकता है। भारत मेें AFSPA कानून का मुख्य उद्देश्य 
अशांत क्षेत््रोों मेें कानून और व्यवस््थथा बनाए रखना है, 
लेकिन इसके प्रावधानो ंके कारण यह अक्सर विवादो ं
मेें रहता है।

 

AFSPA केे अंंर्ततगत वर्णि�ित अशांंत क्षेेत्र क्याा होोताा हैै?
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अशांं�त के्षेत्र (Disturbed Area) कीी परि�भााषाा :

•	 AFSPA (सशस्त्र बल वि�शेष अधि�काार अधि�नि�यम) 
की धारा 3 के तहत, किसी क्षेत्र को अधिसूचना द्वारा 
“अशांत क्षेत्र” घोषित किया जाता है। यह उन स््थथानो ं
पर लागू होता है जहाँ नागरिक शांति बनाए रखने के 
लिए सशस्त्र बलो ंका उपयोग आवश्यक होता है।

अधि�सूचनाा और संंशोोधन :

•	 अशांं�त के्षेत्र घोोषि�त करनेे  केे संंदर्भभ मंें 1972 काा 
संशोधन : इस अधिनियम मेें 1972 मेें संशोधन किया 
गया, जिससे किसी क्षेत्र को “अशांत” घोषित करने 
की शक्तियाँ राज््योों के साथ-साथ केें द्र सरकार को भी 
प्रदान की गईं।

•	 अशांं�त के्षेत्र कीी घोोषणाा करनेे कीी प्रक्रि�याा : केंद्र 
सरकार, राज्य के राज्यपाल, या केें द्र शासित प्रदेश के 
प्रशासक किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर 
सकते हैैं।

अशांं�त के्षेत्र घोोषि�त करनेे काा काारण :

•	 वि�भि�न्न धाार्मि�िक, नस्लीीय, भााषाायीी याा के्षेत्रीीय समूूहोंं�, 
जातियो,ं या समुदायो ंके सदस््योों के बीच मतभेद या 
विवाद।

•	 नाागरि�क शांं�ति� और सुुरक्षाा केे लि�ए आवश्यक सशस्त्र 
बलो ंकी तैनाती।

अशांं�त के्षेत्र (वि�शेष न्याायाालय) अधि�नि�यम, 1976 :

•	 एक बाार ‘अशांं�त’ घोोषि�त होोनेे केे बााद, कि�सीी के्षेत्र कोो 
लगातार तीन महीने की अवधि के लिए अशांत बनाए 
रखा जाता है।

•	 रााज्य सरकाार यह सि�फाारि�श कर सकतीी हैै कि� रााज्य 
मेें इस अधिनियम की आवश्यकता है या नही ंहै। अतः 
राज्य सरकार इस अधिनियम की आवश्यकता के 

बारे मेें सिफारिश भी कर सकती है।

 भाारत मेंं AFSPA काानूून कीी समीीक्षाा केे लि�ए बनीी समि�ति�याँँ 
और उनकीी सि�फाारि�शेंं :

न्याायमूूर्ति�ि बीी. पीी. जीीवन रेेड्डीी समि�ति� कीी सि�फाारि�शेंं : 

•	 नवंंबर 2004 मंें, कंेंद्र सरकाार नेे पूूर्वोोत्तर रााज्योंं� मंें 
AFSPA के प्रावधानो ंकी समीक्षा के लिए न्यायमूर््तति 
बी. पी. जीवन रेड्डी की अध्यक्षता मेें एक पांच सदस्यीय 
समिति का गठन किया। समिति की प्रमुख सिफारिशेें 
इस प्रकार थी ं– 

•	 AFSPA काा नि�रसन : AFSPA कोो नि�रस्त कि�याा 
जाना चाहिए और इसके प्रावधानो ं को गैर-कानूनी 
गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 मेें शामिल 
किया जाना चाहिए।

•	 सशस्त्र बलोंं�  कीी शक्ति�योंं�  काा स्पष्टीीकरण होोनाा 
आवश्यक : सशस्त्र बलो ंऔर अर्दद्धसैनिक बलो ंकी 
शक्तियो ंको स्पष्ट करने के लिए गैर-कानूनी गतिवि-
धियाँ (रोकथाम) अधिनियम मेें संशोधन किया जाना 
चाहिए।

•	 शि�काायत प्रकोोष्ठ स्थाापि�त कि�याा जाानाा : प्रते्येक 
जिले मेें जहां सशस्त्र बल तैनात हैैं, शिकायत प्रकोष्ठ 
स््थथापित किया जाना चाहिए।

द्वि�तीीय ARC कीी सि�फाारि�शेंं : 

•	 लोोक व्यवस्थाा पर द्वि�तीीय प्रशाासनि�क सुुधाार आयोोग 
(ARC) की 5वी ंरिपोर््ट मेें भी AFSPA को निरस्त करने 
की सिफारिश की गई है। हालांकि, इन सिफारिशो ं
को अभी तक लागू नही ंकिया गया है।

 

संंतोोष हेेगडे़े आयोोग कीी सि�फाारि�शेंं :

•	 प्रते्येक छह महीीनेे मंें समीीक्षाा : AFSPA कीी 
अनिवार््यता सुनिश्चित करने तथा इसके मानवीय 
पहलुओ ंको विस्तारित करने के लिए प्रत्येक 6 माह 
मेें इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

•	 UAPA काानूून मंें संंशोोधन कि�याा जाानाा : आतंं-
कवाद से निपटने के लिए केवल AFSPA पर निर््भर 
रहने के बजाय UAPA अधिनियम मेें संशोधन करना 
चाहिए।
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•	 सशस्त्र बलोंं�  द्वााराा कीी जाानेे वाालीी ज्याादति�योंं�  कीी 
जांच की अनुमति प्रदान करना  : सशस्त्र बलो ंद्वारा 
अपने कर््तव््योों के निर््वहन के दौरान की गई ज्यादति-
यो ंकी जांच की अनुमति (यहां तक कि “अशांत क्षेत््रोों” 
मेें भी) दी जानी चाहिए।

 

भाारत केे पूूर्वोोत्तर रााज्योंं मेंं हिं�संाा केे काारण :

•	 आर्थि�िक वि�काास काा अभााव : सरकाारीी नीीति�योंं� केे 
कारण इस क्षेत्र मेें आर््थथिक विकास सीमित रहा है, 
जिससे रोजगार के अवसर भी सीमित रहे हैैं। इस 
आर््थथिक विपन्नता के कारण कई युवा विद्रोही समूहो ं
मेें शामिल हो जाते हैैं।

•	 बहु-जाातीीय वि�वि�धताा काा होोनाा : यह के्षेत्र भाारत 
का सर््ववाधिक जातीय विविधता वाला क्षेत्र है, जहां 
लगभग 40 मिलियन लोगो ंके साथ 635 जनजातीय 
समूहो ंमेें से 213 रहते हैैं। प्रत्येक जनजाति की एक 
अलग संस्कृति  होने के कारण आम समाज के साथ 
इनके एकीकरण मेें प्रतिरोध होता है और सांस्कृतिक  
पहचान के नष्ट होने की चिता रहती है।

•	 जनसांं�ख्यि�कीीय परि�वर्ततन : बांं�ग्लाादेेश सेे शरणाार्थि�ि-
यो ंके आगमन के कारण इस क्षेत्र के जनसांख्यिकीय 
परिदृश्य मेें बदलाव आया है, जिससे असंतोष और 
उग्रवाद को बढ़़ावा मिला है।

•	 सेेनाा द्वााराा कीी जाानेेवाालीी कथि�त ज्याादति�याँँ� 
: AFSPA के कार््ययान्वयन की आलोचना के कारण 
स््थथानीय लोगो ंमेें अलगाव पैदा हुआ है और विद्रोही 
समूहो ंद्वारा इसका दुष्प्रचार किया जाता है।

•	 पड़ोोसीी देेशोंं�  मंें उत्पन्न रााजनीीति�क अस्थि�िरताा : बां�-
ग्लादश और म््याांमार की अस््थथिरता के कारण उत्तर-
पूर््व मेें सुरक्षा गतिशीलता और अधिक जटिल हो गई 
है, जिससे उग्रवाद की समस्या बढ़़ी है।

•	 बााह्य देेशोंं�  द्वााराा समर्थथन दि�याा जाानाा : ऐति�हाासि�क 
रूप से पूर्वोत्तर मेें विद्रोही समूहो ंको पड़़ोसी देशो ंसे 
समर््थन प्राप्त होता रहा है। पूर्वी पाकिस्तान (अब बां-
ग्लादश) ने 1950 और 1960 के दशक मेें इस क्षेत्र के 
उग्रवादी समूहो ंको प्रशिक्षण और हथियार उपलब्ध 
कराए, जबकि चीन ने 1967 से 1975 तक ऐसे समूहो ं
को सहायता प्रदान की थी। 

आगेे कीी रााह : 

1.	 आपसीी समन्वय और आत्मवि�श्वाास काा नि�र्माा�ण 
: स््थथानीय समुदायो ंको सशक्त बनाने और सरकार 
तथा लोगो ं के बीच समन्वय के अंतराल को कम 
करने के लिए बॉटम टू टॉप एप्रोच का शासन मॉडल 
अपनाना चाहिए। यह मॉडल नीति निर््ममाण मेें स््थथानीय 
स्तर की भागीदारी को बढ़़ावा देगा।

2.	 शांं�ति� समझौौतोंं�  कोो प्रााथमि�कताा देेनाा : AFSPA कोो 
निरस्त करने के क्रम मेें विद्रोही समूहो ंके साथ शांति 
समझौते करना आवश्यक है। इनमेें उचित पुनर््ववास 
और सहायता तंत्र को शामिल किया जाना चाहिए 
ताकि स््थथायी समाधान संभव हो सके।

3.	 बुुनि�याादीी ढाँँ�चेे केे वि�काास और कनेेक्टि�वि�टीी मंें 
सुधार : पूर्वोत्तर मेें बुनियादी ढाँचे के विकास और 
कनेक्टिविटी मेें सुधार के साथ इस क्षेत्र की सुरक्षा 
और शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए।

4.	 माानवााधि�काारोंं�  काा पाालन सुुनि�श्चि�त करनाा : इस 
क्षेत्र मेें मानवाधिकारो ंका पालन सुनिश्चित करने के 
साथ आतंकवाद विरोधी अभियानो ंको मजबूत करना 
चाहिए, जिससे सुरक्षा उपायो ंकी प्रभावशीलता और 
वैधता बढ़़े।

5.	 स्थाानीीय समर्थथन और वि�श्वाास नि�र्माा�ण : सशस्त्र 
बलो ं को आतंकवाद और विद्रोही गतिविधियो ं का 
मुकाबला करने मेें स््थथानीय समर््थन सुनिश्चित करने 
के लिए स््थथानीय आबादी के बीच विश्वास निर््ममाण के 
कदम उठाने चाहिए।

6.	 त्वरि�त न्यााय सुुनि�श्चि�त करनाा : सुरक्षाा बलोंं� और 
सरकार को मौजूदा मामलो ं को तेजी से सुलझाना 
चाहिए और दोषियो ंपर मुकदमा चलाकर पीड़़ितो ंके 
लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करना चाहिए।

7.	 सुुरक्षाा बलोंं�  कोो एक पाारदर्शीी प्रक्रि�याा अपनाानेे कीी 
जरूरत : सुरक्षा बलो ंद्वारा मानवाधिकारो ंके उल्लं-
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घन के आरोपो ं से निपटने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया 
अपनानी चाहिए।

8.	 AFSPA काा सीीमि�त उपयोोग करनाा : सरकाार कोो 
AFSPA को पूरे राज्य मेें लागू करने के बजाय केवल 
कुछ अशांत क्षेत््रोों तक सीमित करना चाहिए, जिससे 
इसके दुरुपयोग को रोका जा सके।

9.	 नि�र्देशोंं�  काा पाालन सुुनि�श्चि�त करनाा : सरकाार और 
सुरक्षा बलो ं को सुप्रीम कोर््ट, जीवन रेड्डी आयोग, 
संतोष हेगड़़े समिति और राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग 
द्वारा निर््धधारित दिशा-निर्देशो ंका पालन करना चाहिए, 
जिससे कानून व्यवस््थथा और मानवाधिकारो ंका संर-
क्षण हो सके।

 

स्त्रोोत – पीीआईबीी एवंं द हि�न्दू।ू

 

प्राारंंभि�क परीीक्षाा केे लि�ए अभ्याास प्रश्न : 

 

Q.1. सशस्त्र बल (वि�शेष शक्ति�याँँ�) अधि�नि�यम, 1958 
काा मुुख्य उदे्देश्य क्याा हैै और इसेे कि�स प्रकाार 
कीी शक्ति�याँँ� दीी जाातीी हंैं?

A. 	 आतंंकवाादि�योंं� कोो खत्म करनाा और हत्याा काा 
अधि�काार।

B. 	 अशांं�त के्षेत्रोंं� मंें सशस्त्र बलोंं� कोो वि�शेष शक्ति�याँँ� 
प्रदाान करनाा और बि�नाा वाारंंट केे गि�रफ्ताारीी और 
तलााशीी करनेे काा अधि�काार।

C. 	 नाागरि�कोंं� केे अधि�काारोंं� कीी सुुरक्षाा करनाा और 
आतंंकवाादि�योंं� कोो खत्म करनाा।

D. 	 आतंंकवाादि�योंं� केे संंबंंध मंें केेवल उस रााज्य केे 
पुुलि�स कोो सूूचि�त करनाा।

उत्तर – B. अशांं�त के्षेत्रोंं� मंें सशस्त्र बलोंं� कोो वि�शेष शक्ति�याँँ� 
प्रदाान करनाा और बि�नाा वाारंंट केे गि�रफ्ताारीी और तलााशीी 
करनेे काा अधि�काार।

 

मुुख्य परीीक्षाा केे लि�ए अभ्याास प्रश्न : 

 

Q.1. भाारत केे आंंतरि�क सुुरक्षाा एवंं सशस्त्र बल 
(वि�शेष शक्ति�याँँ�) अधि�नि�यम, 1958 (AFSPA) 
केे नि�हि�ताार्थोंं काा वि�शे्लेषण करतेे हुए, यह चर्चाा� 
कीीजि�ए कि� सर्वोोच्च न्याायाालय नेे भाारत केे पूूर्वोोत्तर 
के्षेत्र मंें इसके सुुरक्षाा, माानवााधि�काार एवंं शाासन 
पर पड़ने वाालेे प्रभाावोंं�  कोो कि�स प्रकाार देेखाा हैै? ( 
शब्द सीीमाा – 250 अंंक – 15 ) 

काार्बबन तटस्थताा और हरि�त पहल : ग्रीीनहशिं�गं केे प्रभााव और 
समााधाान

खबरोंं मेंं क्योंं ? 

 

•	 हााल हीी मंें, वैैश्वि�क स्तर पर काार्बबन-नू्यूट्रर ल प्रमााणि�त 
फर्ममों की संख्या मेें वृद्धि हुई है, लेकिन इनमेें से कई 
फर्ममें अपनी पर््ययावरणीय उपलब्धियो ं को प्रचारित 
नही ं करना चाहती,ं जिससे ग्रीनहशिग का चलन 
बढ़ रहा है। 

•	 वसु्तुतःः  ग्रीीनहशिं�ंग एक ऐसाा रुझाान हैै जि�समंें 
कंपनियाँ अपनी पर््ययावरणीय उपलब्धियो ंको बढ़़ावा 
देने से बचती हैैं अथवा अपनी पर््ययावरणीय उपल-
ब्धियो ंको प्रचारित करने मेें हिचकिचाती हैैं।

 

ग्रीीनहशिं�गं क्याा होोताा हैै?

•	 ग्रीीनहशिं�ंग तब होोतीी हैै जब कंंपनि�याँँ� अपनेे पर्याा�व-
रणीय लक्षष्ययों और उपलब्धियो ंके बारे मेें जानकारी 
को कम करके बताती हैैं या जानबूझकर छिपाती 
हैैं। 
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•	 येे कंंपनि�याँँ� अपनीी हरि�त सााख काा वि�ज्ञाापन जाा-
नबूझकर नही ंकरती हैैं और पर््ययावरणीय स््थथिरता 
के प्रति अपनी भावी प्रतिबद्धताओ ंके बारे मेें चुप 
रहती हैैं।

कंंपनि�याँँ ग्रीीनहशिं�गं क्योंं करतीी हंैं ?

 

•	 मुुकदमेबााजीी संंबंंधीी चिं�तााएँँ  : संयुुक्त रााज्य 
अमेरिका मेें, कंपनियो ं को मुकदमो ं का सामना 
करना पड़ सकता है यदि उन्हहें शेयरधारक मुनाफे 
की तुलना मेें स््थथिरता को प्राथमिकता देते हुए देखा 
जाता है।

•	 ईएसजीी केे वि�रुद्ध प्रति�क्रि�याा : अमेेरि�काा केे 
कुछ राज््योों मेें ईएसजी (पर््ययावरण, सामाजिक और 
शासन) प्रयासो ंके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई है, जिससे 
कंपनियाँ अपने पर््ययावरणीय लक्षष्ययों पर चर््चचा करने 
से बचती हैैं।

•	 हरि�त उत्पाादोंं�  कीी नि�म्न गुुणवत्ताा : कई उपभोोक्ताा 
हरित उत्पादो ंको निम्न गुणवत्ता या उच्च कीमत से 
जोड़ते हैैं, जिससे कंपनियाँ अपने उत्पादो ंके पर््ययाा-
वरणीय लाभो ंको बढ़़ावा देने मेें अनिच्छुक  रहती 
हैैं।

•	 भवि�ष्योोनु्मुखीी प्रति�बद्धतााओं ंसेे बचनाा : कंपनि�याँँ� 
भविष्य की प्रतिबद्धताओ ंकी अपेक्षाओ ंया अधिक 
महत्वाकांक्षी पर््ययावरणीय लक्षष्ययों को प्राप्त करने के 
दबाव से बचने के लिए चुप रहती हैैं।

•	 ग्रााहकोंं�  कीी असुुवि�धाा सेे बचनाा : पर्ययटन उद्योोग मंें 
कई व्यवसाय अपने ग्राहको ंको असुविधा से बचाने 
के लिए अपने पर््ययावरणीय प्रयासो ंको गुप्त रखना 
पसंद करते हैैं, क््योोंक�ि छुट्टियो ं के दौरान लोग 
जलवायु परिवर््तन जैसी समस्याओ ंसे बचना चाहते 
हैैं, जिससे पर््यटन उद्योग की कई कंपनियाँ अपने 
पर््ययावरणीय प्रयासो ंको गुप्त रखना पसंद करती हैैं।

•	 ग्रीीनवााशिं�ग केे आरोोप : ग्रीीनवााशिं�ंग केे आरोोप 
किसी फर््म की छवि को नुकसान पहुुँचा सकते हैैं, 
इसलिए ये फर््म अपनी उपलब्धियो ंको गुप्त रखना 
पसंद करती हैैं।

•	 उपभोोक्तााओं ंकीी मांं�ग मंें कमीी : कई उपभोोक्ताा 
कार््बन तटस््थता के बारे मेें अनभिज्ञ हैैं या खरीदारी 
का निर््णय लेते समय शायद ही कभी कार््बन तटस््थ 
उत्पादो ंके बारे मेें पूछते हैैं। इस प्रकार, ग्रीनहशिग 
एक महत्वपूर््ण मुद्दा है जो कंपनियो ंकी पर््ययावरणीय 
पारदर््शशिता को प्रभावित करता है।

 

कंंपनि�याँँ काार्बबन न्यूूट्ररल प्रमााणि�त क्योंं होोतीी हंैं ?

•	 प्रति�स्पर्द्धाा�त्मक लााभ : काार्बबन तटस्थताा कंंपनि�योंं� 
को प्रतिस्पर्द्धियो ं से अलग पहचान प्रदान करती 
है। इसके साथ ही यह प्रतिभाओ ं को आकर््षषित 
करने और बेहतर वित्तीय शर्ततों तक पहुुँच बनाने मेें 
सहायता करती है।

•	 साामााजि�क प्रमुखताा बनााए रखनाा : कई कंंपनि�याँँ� 
अपनी सामाजिक प्रमुखता को बनाए रखने के लिए 
और सार््वजनिक धारणा एवं हितधारको ंके विश्वास 
को सुधारने के लिए कार््बन तटस््थता की दिशा 
मेें प्रयास करती हैैं। यह उन्हहें हितधारको ंके साथ 
मजबूत संबंध बनाने मेें मदद करता है।

•	 नैैति�क प्रति�बद्धताा : नैति�क रूप सेे पे्रेरि�त कुुछ 
कंपनियाँ कार््बन तटस््थता का प्रयास करती हैैं 
क््योोंक�ि उनका मानना ​​ह कि ऐसा करना सही है। ये 
कंपनियाँ पर््ययावरणीय स््थथिरता के प्रति अपने जुनून 
और ग्रह की रक्षा की जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित 
होती हैैं।

 ग्रीीनहशिं�गं सेे संंबंंधि�त मुुख्य चिं�तंााएँँ :
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•	 वैैश्वि�क स्तर पर बढ़तीी हुई वि�नि�यमन और जाँँ�च 
की प्रवृत्ति : जलवायु परामर््श फर््म साउथ पोल की 
एक रिपोर््ट मेें पाया गया है कि विश्व की तक़रीबन 
58% कंपनियाँ बढ़ती हुई विनियमन और जाँच के 
कारण जलवायु संबंधी अपने संचार को कम कर 
रही हैैं।

•	 पाारदर्शि�िताा मंें कमीी काा होोनाा : जब कंंपनि�याँँ� 
अपने स््थथिरता प्रयासो ं के बारे मेें खुले तौर पर 
जानकारी नही ंदेती हैैं, तो कार््बन उत्सर््जन को कम 
करने मेें उनकी प्रगति का आकलन करना कठिन 
हो जाता है। इससे जलवायु कार््रवाई की प्रगति को 
ट््ररैक  करने और सत्यापित करने की क्षमता कम हो 
जाती है।

•	 जलवाायुु परि�वर्ततन सेे नि�पटनेे केे लि�ए समग्र 
वैश्विक प्रयास का कमज़ोर होना : यदि ये व्यव-
साय अपने पर््ययावरणीय प्रयासो ंके बारे मेें जानकारी 
को रोकते हैैं, तो इससे धारणीय प्रथाओ ंको अपनाने 
मेें देरी हो सकती है, जिससे जलवायु परिवर््तन से 
निपटने के लिए समग्र वैश्विक प्रयास कमज़ोर हो 
सकता है।

•	 प्रति�कूल प्रति�क्रि�याा काा डर और डोोमि�नोो प्रभााव 
: स््थथिरता प्रयासो ं का विरोध करने वाले क्षेत््रोों या 
उद्योगो ंसे प्रतिकल प्रतिक्रिया का भय अन्य व्यव-
सायो ंऔर कंपनियो ंको सतत् प्रथाओ ंको अपनाने 
से रोकता है।

•	 उपभोोक्तााओं ंपर पड़ने वाालाा प्रभााव : जब कोोई 
कंपनियाँ अपनी स््थथिरता संबंधी उपलब्धियो ंके बारे 
मेें चुप रहती हैैं, तो इससे उपभोक्ता कम टिकाऊ 
उत्पाद खरीदना जारी रख सकते हैैं, जिससे 
अनजाने मेें पर््ययावरण अनुकूल विकल््पोों की मांग 
धीमी हो जाती है।

 ग्रीीनवााशिं�गं कीी समस्याा काा समााधाान : 

•	 ग्रीीनवााशिं�ग केे आरोोपोंं�  केे प्रति� चिं�तााओं ंकोो दूूर 
करना और सततता पर ध्यान केें द्रित करना 
: कपनियो ं को यह समझाना चाहिए कि पर््ययावर-
णीय स््थथिरता केवल एक अंतिम लक्ष्य नही ंबल्कि 
एक यात्रा है। उनके प्रयासो ंको साझा करके और 
दर््शको ंको शामिल करके, वे आलोचनाओ ंको कम 
कर सकते हैैं और ग्रीनवाशिग के आरोपो ंके प्रति 
चिताओ ंको दूर कर सकते हैैं।

•	 प्रभाावीी वि�नि�यमन सेे स्पष्टताा और वि�श्वाास मंें 
वृद्धि होना :  प्रभावी विनियमन से स्पष्टता और 
विश्वास मेें वृद्धि होती है, जिससे प्रतिस्पर््धधा का माहौल 
संतुलित होता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ 
के ग्रीनवाशिग दिशानिर्देश भ्रामक विज्ञापनो ं पर 
प्रतिबंध लगाते हैैं और उपभोक्ताओ ं को बेहतर 
उत्पाद जानकारी प्रदान करते हैैं।

•	 सतत वि�काास कोो प्रोोत्सााहि�त करनाा और उप-
भोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देना : स््थथिरता के 
प्रति उपभोक्ता जागरूकता बढ़़ाने से ग्रीन उत्पादो ं
के प्रति नकारात्मक धारणा को बदलने मेें मदद 
मिल सकती है। इससे उपभोक्ता अधिक सतत 
कंपनियो ंका चयन करने मेें समर््थ होगें, जो अंततः 
सतत विकास को प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार, 
ग्रीनहशिग की समस्या का समाधान करने के लिए 
कंपनियो ं को पारदर््शशिता, बेहतर विनियमन और 
उपभोक्ता शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।

 

स्त्रोोत – द हि�न्दू।ू

 

प्राारंंभि�क परीीक्षाा केे लि�ए अभ्याास प्रश्न : 

 

Q .1. काार्बबन तटस्थताा हाासि�ल करनेे केे लि�ए 
नि�म्नलि�खि�त मंें सेे कौौन-साा उपााय सबसेे प्रभाावीी 
हैै और हरि�त पहल केे तहत नि�म्नलि�खि�त मंें सेे 
कौौन-साा काार्ययक्रम शाामि�ल नहींं�  हैै?

1.	 नवीीकरणीीय ऊर्जाा� स्रोोतोंं� काा उपयोोग करनाा।  

2.	 वनोंं� काा संंरक्षण करनाा।  

3.	 जलवाायुु परि�वर्ततन केे प्रभाावोंं� कोो नजरअंंदााज 
करना।  

4.	 ऊर्जाा� दक्षताा मंें सुुधाार करनाा।
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उपरोोक्त मंें सेे कौौन साा कथन सहीी हैै ?

A. केेवल 1 और 3

B. केेवल 2  और 4

C. इनमंें सेे कोोई नहींं�

D. उपरोोक्त सभीी।

उत्तर – A

मुुख्य परीीक्षाा केे लि�ए अभ्याास प्रश्न : 

 

Q.1. काार्बबन तटस्थताा और हरि�त पहल केे संंदर्भभ मंें 
ग्रीीनवााशिं�ग कीी समस्यााएँँ  और उनके समााधाान 
क्याा हंैं और इसके सााथ हीी चर्चाा� कीीजि�ए कि� यह 
वैैश्वि�क जलवाायुु परि�वर्ततन केे लक्ष्योंं� कोो कैैसेे प्र-
भाावि�त कर सकतेे हंैं? ( शब्द सीीमाा – 250 अंंक 
– 15 ) 

भाारत केे जेेलोंं मेंं जााति� : भाारत कीी न्यााय प्रणाालीी मेंं असमाान-
तााएँँ

 खबरोंं मंें क्योंं ?

•	 हााल हीी मंें भाारत केे उच्चतम न्याायाालय केे 
मुख््य न््ययायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न््ययायम-ू
र््त ति जे.बी. पारदीवाला एवं न््ययायमूर््त ति मनोज 
मिश्रा की पीठ ने जेलोों मेें जाति आधारित 
भेदभाव पर रोक लगाने के लिय कई निर्देश 

जारी किए हैैं।

•	 भाारत केे उच्चतम न्याायाालय केे मुुख्य न्याा-
याधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध््यक्षता वाली 
पीठ ने सुकन््यया शांता बनाम भारत संघ 
मामले मेें यह निर््णय दिया है। 

•	 न्याायाालय नेे कंेंद्र और रााज्योंं कोो नि�र्देेश दि�याा 
कि किसी भी कैदी को उसकी जाति के आधार 
पर कार््य या आवास व््यवस््थथा न दी जाए। 

•	 इस फैैसलेे सेे जेेलोंं मंें जााति�गत भेेदभााव कीी 
प्रथा को समाप््त करने और उसमेें सुधार 
करने की मांग की गई है। याचिकाकर््तता 
सुकन््यया शांता, जो पेश ेसे पत्रकार हैैं ने जेलोों 
मेें जातिगत भेदभाव पर आधारित एक लेख 
लिखा था और भारत के जेलोों मेें आपत्तिजनक 
प्रावधानोों को निरस््त करने के लिए उच््चतम 
न््ययायालय  मेें याचिका दायर की थी।

 

सुुकन्याा शांं�ताा बनााम भाारत संंघ एवंं अन्य माामलेे 
कीी पृषृ्ठभूूमि� : 

 सुुकन्याा शांं�ताा बनााम भाारत संंघ एवंं अन्य माामलेे 
कीी पृषृ्ठभूूमि� नि�म्नलि�खि�त हैै:

•	 पत्रकाार सुुकन्याा शांं�ताा नेे अपनेे लेेख “ पृथृ-
क््करण से लेकर श्रम तक, मनु की वर््ण व््य-
वस््थथा भारतीय जेल प्रणाली पर नियंत्रण ” मेें 
भारतीय जेलोों मेें जाति आधारित भेदभाव पर 
प्रकाश डाला था। उन््होोंने राज््य जेल मनैुअल 
मेें आपत्तिजनक प्रावधानोों को निरस््त करने 
के लिए सर्वोच््च न््ययायालय मेें याचिका दायर 
की।

सर्वोोच्च न्याायाालय काा फैैसलाा :

•	 भेेदभाावपूूर्णण प्रथााओं ं काा असंंवैैधाानि�क होोनाा 
: सर्वोच््च न््ययायालय ने जेलोों मेें अनुसूचित 
जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) 
और विमक््त जनजातियोों (डीएनटी) के 
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खिलाफ भेदभावपूर््ण प्रथाओं को असंवैधानिक 
करार दिया है।

•	 मौौलि�क माानवीीय गरि�माा केे खि�लााफ होोनाा 
: डीएनटी कैदियोों के साथ “आदतन अपराधी” 
जसैा व््यवहार करना मौलिक मानवीय गरिमा 
के खिलाफ है।

•	 जााति� आधाारि�त श्रम आवंंटन भाारतीीय 
संविधान के विरुद््ध होना : जाति आधारित 
श्रम आवंटन, जसेै सफाई का काम हाशिए 
पर पड़़ी जातियोों को और खाना पकाने का 
काम उच््च जातियोों को सौौंपना, संविधान के 
अनुच््छछेद 14 और 15 का उल््ललंघन है।

•	 भाारतीीय संंवि�धाान केे अनुुच्छेेद 17 केे तहत 
निषिद््ध अस््पपृश््यता को दर््शशाना : भारत के 
कई राज््योों के जेल मेें भोजन ‘उपयुक््त जाति’ 
द््ववारा पकाने का प्रावधान संविधान के अनु-
च््छछेद 17 के तहत निषिद््ध अस््पपृश््यता को 
दर््शशाता है।

•	 व्यक्ति�िगत वि�काास मंें बााधाा डाालनाा : जााति� 
आधारित भेदभाव व््यक््ततिगत विकास मेें बाधा 
डालता है, जो भारतीय संविधान के अनुच््छछेद 
21 का उल््ललंघन है।

•	 जबरन श्रम केे समाान होोनाा : भाारत केे जेेलोंं 
मेें विशिष््ट जातियोों को नीच काम सौौंपना 
अनुच््छछेद 23 के तहत जबरन श्रम के समान 
है।

•	 मॉॉडल जेेल मैैनुुअल : सन 2016 केे मॉॉडल 
जेल मनैुअल मेें जाति-आधारित भेदभाव 
को समाप््त करने मेें खामियां पाई गई है। 
इस प्रकार, सर्वोच््च न््ययायालय ने जेलोों मेें 
जाति-आधारित भेदभाव को समाप््त करने के 
लिए कई निर्देश जारी किए हैैं।

 

सर्वोोच्च न्याायाालय द्वााराा कंेंद्र, रााज्योंं और कंेंद्र शाासि�त 
प्रदेेशोंं कोो जाारीी कि�याा गयाा दि�शाा – नि�र्देश और भाारत 
मंें जेेलोंं कीी स्थि�िति� : 

 

 

•	 सुुप्रीीम कोोर्टट नेे हााल हीी मंें कंेंद्र, रााज्योंं और 
केें द्र शासित प्रदेशोों को निर्देश दिया है कि वे 
जाति आधारित पूर््ववाग्रहोों से निपटने के लिए 
अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज््य (2014) और 
अमानतुल््ललाह खान बनाम पुलिस आयुक््त, 
दिल््लली (2024) मामलोों मेें निर््धधारित दिशा-
निर्देशोों का कड़़ाई से पालन करेें। इन दिशा-
निर्देशोों मेें पुलिस अधिकारियोों से प्रक्रियागत 
सुरक्षा सुनिश््चचित करने की अपेक्षा की गई 
है, विशषे रूप से कमजोर समुदायोों के लिए, 
ताकि प्रणालीगत पूर््ववाग्रहोों के खिलाफ व््ययापक 
लड़़ाई को मजबूती मिल सके।

भाारत मंें जेेलोंं कीी स्थि�िति� भीी कई गंंभीीर चुुनौौति�योंं 
काा साामनाा कर रहीी हैै, जोो कैैदि�योंं केे अधि�काारोंं और 
कल्यााण कोो प्रभाावि�त करतीी हैंं। इनमंें नि�म्नलि�खि�त 
स्थि�िति�याँँ� शाामि�ल हैंं:

•	 कैैदि�योंं केे मौौलि�क अधि�काारोंं काा उल्लंंघन 
होना : भारतीय संविधान का अनुच््छछेद 21 
जीवन और व््यक््ततिगत स््वतंत्रता के अधिकार 
की गारंटी देता है, जबकि अनुच््छछेद 39A 
जरूरतमंद लोगोों को मुफ््त कानूनी सहायता 
प्रदान करता है। फिर भी, भारतीय जेलोों मेें 
कैदियोों के मौलिक अधिकारोों का गंभीर उल््ललं-
घन हो रहा है।

•	 वि�चाारााधीीन कैैदि�योंं कीी संंख्याा अधि�क होोनेे केे 
कारण अत््यधिक भीड़भाड़ का होना : वर््तमान 
मेें भारत मेें जेलेें 117% क्षमता पर संचालित 
हो रही हैैं, जिसका मुख््य कारण विचाराधीन 
कैदियोों की संख््यया अधिक होना है।

•	 जेेलोंं मंें अस्वाास्थ्यकर परि�स्थि�िति�योंं काा होोनाा 
: भारत के विभिन््न राज््योों के जेलोों मेें कई 
कैदियोों को उचित चिकित््ससा सुविधाएँ नहीं 
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मिल पाती हैैं। महिला कैदियोों को अक््सर 
पर््ययाप््त सनैिटरी उत््पपाद और बुनियादी स््ववा-
स््थ््य सेवाएँ नहीं मिलती हैैं।

•	 पुुलि�स हि�राासत मंें कैैदि�योंं केे सााथ होोनेे वाालीी 
हिसंा और यातना : वर््ष 1986 के डी.के. बसु 
के केस मेें फैसले मेें यातना पर रोक लगाने 
के बावजूद हिरासत मेें हिसंा की खबरेें जारी 
हैैं, तथा हिरासत मेें मतृ््ययु के मामले भी बढ़ 
रहे हैैं।

•	 भाारत मंें न्यााय पाानेे केे लि�ए लंंबीी काानूूनीी 
प्रक्रियाओं का होना : भारत मेें अभी भी न््ययाय 
पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रियाएँ चलती 
रहती है, जो जेल प्रशासन को बाधित करने के 
साथ – ही साथ कैदियोों की पीड़़ा को बढ़़ाती 
हैैं।

•	 महि�लाा कैैदि�योंं केे समक्ष आनेे वाालीी चुुनौौति�याँँ� 
: भारत के विभिन््न राज््योों की जेलोों मेें महिला 
कैदियोों की संख््यया लगातार बढ़ रही है, लेकिन 
उन््हेें अक््सर अपर््ययाप््त सुविधाओ ंका सामना 
करना पड़ता है।भारत मेें  महिलाओ ंके लिए 
समर््पपित जेलोों की कमी है।

•	 भाारत केे जेेलोंं मंें जााति� आधाारि�त भेेदभााव 
का मौजूद होना : जेलोों मेें जाति आधारित 
भेदभाव अभी भी मौजूद है, जिससे कुछ वर्गगों 
के लोगोों को गंदे कामोों मेें लगाया जाता है। 
भारतीय जेलोों मेें अभी भी ब्रिटिश शासन के 
दौरान बनाये गए पुराने कानूनोों के तहत, 
कुछ वर्गगों/ जातियोों को गंदे और अस््पपृश््यता 
से संबंधित कामोों या मनैुअल स््ककैवेेंजि ंग जसेै 
कामोों मेें लगाया जाता है, जिससे समाज मेें 
कुछ वर्गगों या जाति समूहोों के प्रति गलत 
धारणाएँ बनी रहती हैैं। मनैुअल स््ककैवेेंजि ंग 
कानून लागू होने के बावजूद, भारत के जेलोों 
मेें यह प्रथा अभी भी जारी है।

 

भाारत मंें जेेल सुुधाार समि�ति�योंं कीी प्रमुुख सि�फाारि�शें, 
काानूूनीी प्राावधाान और प्रमुुख नि�र्णणय :

 

1.	मुुल्लाा समि�ति� (1983) : इस समि�ति� नेे 

भारत मेें कैदियोों के लिए बेहतर जेल आवास, 
भारतीय कारागार सेवाओ ंका सजृन, पारदर््शशि-
ता के लिए मीडिया दौरे, विचाराधीन कैदियोों 
की संख््यया मेें कमी, राष्ट्रीय नीति और सामुदा-
यिक सेवा विकल््प प्रदान करने की सिफारिश 
सरकार को दी थी।

2.	 कृृष्ण अय्यर समि�ति� (1987) : इस समि�ति� 
ने पुलिस बल मेें महिलाओं की बढ़ती संख््यया, 
महिला अपराधियोों के लिए अलग संस््थथान, 
और दोषी महिलाओ ंकी गरिमा का संरक्षण 
की सिफारिश दी थी।

3.	अमि�तााव रॉॉय पैनैल (2018) : इस पैनैल नेे 
विशषे फास््ट ट्रैक कोर््ट, वकील-कैदी अनुपात 
मेें सुधार, और वीडियो-कॉन्फफ्ररेंसि गं का उपयोग 
करने की की सिफारिश की थी।

4.	आदर्शश कैैदीी अधि�नि�यम (2023) : इस अधि�-
नियम के तहत कैदियोों को मुफ््त कानूनी 
सहायता, परैोल और फर्लो का प्रावधान, महिला 
एवं ट््राांसजेेंडर कैदियोों के लिए विशषे सुविधाएं, 
और जेल प्रशासन मेें तकनीकी उपयोग करने 
का प्रावधान सुनिश््चचित किया था।

 

प्रमुुख काानूूनीी माामले : 

•	 हुुसैनैआराा खाातूून बनााम गृहृ सचि�व (1979) 
: इस मामले मेें विचाराधीन कैदियोों के लिए 
शीघ्र सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया 
है।

•	 रााजस्थाान रााज्य बनााम बाालचंंद (1978) 
: जमानत का अधिकार के तहत जमानत 
नियम है, जेल नहीं।

 कैैदि�योंं केे सााथ व्यवहाार मंें सुुधाार हेेतुु वैैश्वि�िक 
प्रयाास और समााधाान कीी रााह : 

1.	 नेेल्सन मंंडेलेाा नि�यम जेेल सेे संंबंंधि�त एक 
ऐसे दिशा – निर्देशोों का समूह है, जिसे विश््व 
के प्रमुख नेताओ ंने स््थथापित किया है। 

2.	इन नि�यमोंं काा उद्देेश्य यह सुुनि�श्चि�ित करनाा 
है कि सभी कैदियोों के साथ सम््ममान और 
दयालुता से व््यवहार किया जाए, भले ही वे 
कौन होों या उन््होोंने क््यया किया हो।
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व््यक््तति के साथ उसके सामाजिक या व््य-
क््ततिगत पषृ््ठभूमि के आधार पर भेदभाव नहीं 
किया जाना चाहिए।

4.	 नेेल्सन मंंडेलेाा नि�यम जेेलोंं मंें सुुधाार और 
कैदियोों के प्रति दयालुता के व््यवहार को 
बढ़़ावा देने के लिए हैैं, हालांकि ये कानूनी रूप 
से बाध््यकारी नहीं हैैं। 

5.	वर्षष 2016 मंें भाारत सरकाार केे गृहृ मंंत्राालय 
द््ववारा जारी किया गया मॉडल जेल मनैुअल, 
जो इन नियमोों पर आधारित है, दनुिया भर 
के देशोों के लिए एक संदर््भ प्रदान करता है।

6.	वैैश्वि�िक सि�फाारि�शोंं केे बाावजूूद, कई देेश अपनीी 
जेल प्रणालियोों मेें सुधार करने या मौजूदा 
नीतियोों की पुनरावलोकन मेें संकोच कर रहे 
हैैं। 

7.	इस स्थि�िति� मंें सुुधाार केे लि�ए, जेेल अधि�काा-
रियोों के लिए संवेदनशीलता कार््यक्रम और 
जागरूकता अभियानोों का आयोजन किया जा 
रहा है, ताकि उन््हेें निष््पक्ष और मानवीय व््य-
वहार के प्रति जागरूक किया जा सके।

8.	 कैैदि�योंं केे बीीच समाानताा कोो बढ़ाावाा देेनेे 
के लिए 1894 के कारागार अधिनियम जसेै 
कठोर प्रावधानोों का पुनर््ममूल््ययाांकन करने की 
वैश््वविक मांग भी उठ रही है। 

9.	इस प्रकाार केे प्रयाासोंं केे मााध्यम सेे, हम 
कैदियोों के अधिकारोों की रक्षा और सुधार की 
दिशा मेें महत््वपूर््ण कदम उठा सकत ेहैैं।

 

स्रोोत – द हिं�ंदू।ू

 

प्राारंंभि�क परीीक्षाा केे लि�ए अभ्याास प्रश्न : 

 

Q.1. कृृष्ण अय्यर समि�ति� नेे भाारत मंें जेेल सुुधाार 
केे संंदर्भभ मंें कि�स प्रकाार केे कैैदि�योंं केे लि�ए वि�शेषे 
ध्याान देेनेे कीी सि�फाारि�श कीी थीी?

1.	 वि�चाारााधीीन कैैदीी

2.	महि�लाा और वृदृ्ध कैैदीी

उपरोोक्त वि�कल्पोंं मंें सेे कौौन साा वि�कल्प सहीी हैै ?

A. केेवल 1

B. केेवल 2

C. न तोो 1 और न हीी 2

D. 1 और 2 दोोनोंं

उत्तर – D. 

मुुख्य परीीक्षाा केे लि�ए अभ्याास प्रश्न : 

 

Q.1. भाारत केे जेेलोंं मंें जााति� केे प्रभााव और न्यााय 
प्रणाालीी मंें असमाानतााओं ं केे काारणोंं और परि�णाामोंं 
काा वि�श्लेेषण करें तथाा यह चर्चाा� करें कि� भाारत मंें 
वि�भि�न्न जााति�योंं केे प्रति� न्याायाालयोंं, पुुलि�स और 
कााराागाारोंं मंें भेेदभााव और असमाानतााओं ंकाा समााज 
क्याा प्रभााव पड़ताा हैै ? तर्ककसं ंगत सुुझााव प्रस्तुुत 
कीीजि�ए। ( शब्द सीीमाा – 250 अंंक 15 )  


